
📰 आयोग के  आदेश की भी नहीं  हुई पालना, PWD के  खिलाफ फिर पहुं चा मामला राज्य सूचना आयोग

कु चामन सिटी | 14 जुलाई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के  तहत रेलवे पु लिया से नाइयों की ढाणी में  

मिसिंग लिंक डामरीकरण योजना (वित्तीय वर्ष  2023-24) से संबंधित अभिलेखीय सूचना मांगने वाले आवेदक 

जगदीश प्रसाद निवासी नारायणपु रा ने आयोग के  आदेश की अनुपालना नहीं  होने पर राजस्थान राज्य सूचना 

आयोग में  Non-Compliance आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदक के  अनुसार राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने 21 मई 2026 को पारित आदेश में  राज्य लोक सूचना 

अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (PWD), परबतसर को 30 दिनों के  भीतर मांगी गई समस्त अभिलेखीय एवं 

अधिप्रमाणित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के  स्पष्ट निर्देश दिए थे। आयोग ने अपने आदेश में  यह भी उल्लेख 

किया था कि विभाग द्वारा आयोग के  नोटिस का उत्तर प्रस्तुत नहीं  किया गया तथा भविष्य में  सूचना आवेदन एवं 

आयोग के  नोटिसों का समयबद्ध उत्तर देने की चेतावनी दी गई थी।

आवेदक का कहना है कि मूल आरटीआई आवेदन का समय पर उत्तर नहीं  दिया गया, प्रथम अपील के  बाद भी 

सूचना उपलब्ध नहीं  कराई गई, द्वितीय अपील की सुनवाई के  बाद आयोग द्वारा स्पष्ट आदेश पारित होने के  बावजूद 

आज तक अभिलेखीय सूचना उपलब्ध नहीं  कराई गई। इसके  चलते 14 जुलाई 2026 को आयोग के  समक्ष 

Non-Compliance आवेदन प्रस्तुत किया गया।

आवेदन में  आयोग से आदेश की तत्काल अनुपालना सुनिश्चित कराने, संबंधित लोक सूचना अधिकारी को कारण 

बताओ नोटिस जारी करने, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के  अंतर्गत दंडात्मक 

कार्रवाई, धारा 20(2) के  अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति तथा आवश्यकता होने पर 

विभागीय जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

अब इस मामले में  आयोग की अगली कार्र वाई पर निगाहें टिकी हैं । यदि आयोग यह पाता है कि उसके  आदेश की 

अनुपालना नहीं  की गई है, तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के  प्रावधानों के  अनुसार आवश्यक 

विधिसम्मत कार्रवाई कर सकता है।



1. मूल आरटीआई आवेदन का समय पर उत्तर उपलब्ध नहीं  कराया गया।

2. प्रथम अपील के  उपरांत भी सूचना उपलब्ध नहीं  कराई गई।

3. द्वितीय अपील की सुनवाई में  प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं  हुआ।

4. आयोग द्वारा जारी नोटिस का भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं  किया गया।

5. माननीय आयोग ने अपने निर्णय में  वांछित सूचना उपलब्ध कराने का स्पष्ट आदेश पारित किया।

6. आयोग द्वारा चेतावनी दिए जाने के  बावजूद आज दिनांक तक आदेश की अनुपालना नहीं  की गई।

सेवा में ,

माननीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त महोदय,

राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपु र।

विषय: द्वितीय अपील संख्या RIC/NAGR/A/2026/005758 में  पारित निर्णय दिनांक 21.05.2026 की 

अनुपालना न किए जाने के  संबंध में  गैर-अनुपालना (Non-Compliance) आवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के  अंतर्गत दिनांक 27.08.2025 को लोक 

निर्माण विभाग (PWD), परबतसर के  समक्ष सूचना आवेदन प्रस्तुत किया था। निर्धारित समयावधि में  सूचना 

उपलब्ध नहीं  कराए जाने के  कारण प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपील के  उपरांत भी सूचना उपलब्ध नहीं  

कराई गई, जिसके  फलस्वरूप माननीय आयोग के  समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ी ।

माननीय आयोग द्वारा द्वितीय अपील संख्या RIC/NAGR/A/2026/005758 में  दिनांक 21.05.2026 को 

निर्णय पारित करते हुए राज्य लोक सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, परबतसर को निर्देशित किया गया कि 

निर्णय प्राप्त होने के  30 दिवस के  भीतर मेरे आरटीआई आवेदन दिनांक 27.08.2025 में  मांगी गई समस्त 

अभिलेखीय सूचना/स्पष्ट विनिश्चय अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित कर निःशुल्क पंजीकृ त डाक द्वारा उपलब्ध 

कराया जाए।

माननीय आयोग ने अपने निर्णय में  यह भी उल्लेख किया कि आयोग द्वारा जारी नोटिस के  क्रम में  प्रत्यर्थी द्वारा कोई 

प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं  किया गया तथा प्रत्यर्थी को सावचेत किया गया कि सूचना आवेदन एवं आयोग के  नोटिसों 

का उत्तर विहित समयावधि में  प्रे षित करना सुनिश्चित करें , अन्यथा आयोग द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा 

सकती है।

किन्तु अत्यंत खेद के  साथ निवेदन है कि माननीय आयोग के  स्पष्ट आदेश एवं चेतावनी के  बावजूद आज दिनांक 

तक न तो मांगी गई पूर्ण  सूचना उपलब्ध कराई गई है, न ही आदेश की समुचित अनुपालना की गई है। न तो कोई 

अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त हुई है और न ही आदेश का पालन न करने का कोई वैध स्पष्टीकरण दिया गया है। यह 

माननीय आयोग के  वैधानिक आदेश की अवहेलना तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना के  

विपरीत है।

यह भी उल्लेखनीय है कि:

Complaint number RIC/NAOR/C/2026/013377



1. माननीय आयोग के  निर्णय दिनांक 21.05.2026 की तत्काल एवं प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित कराई 

जाए।

2. प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी को मेरे आरटीआई आवेदन के  समस्त बिंदु ओं की पूर्ण, बिंदु वार, 

अभिलेखानुसार, अधिप्रमाणित एवं निःशुल्क सूचना तत्काल उपलब्ध कराने हेतु  निर्देशित किया जाए।

3. प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर यह स्पष्ट करने हेतु  

निर्देशित किया जाए कि आयोग के  आदेश की अनुपालना न करने पर उसके  विरुद्ध सूचना का 

अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के  अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए।

4. यदि आयोग को यह प्रतीत हो कि सूचना बिना उचित कारण रोकी गई अथवा आयोग के  आदेश की 

जानबूझकर अनुपालना नहीं  की गई, तो संबंधित लोक सूचना अधिकारी के  विरुद्ध सूचना का 

अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के  अंतर्गत दंड अधिरोपित किया जाए तथा धारा 20(2) 

के  अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जाए।

5. न्यायहित में  लोक निर्माण विभाग, परबतसर के  पास उक्त सड़ क निर्माण कार्य से संबंधित उपलब्ध 

संपूर्ण अभिलेख, जैसे प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृ ति, DPR, अनुमान, निविदा, कार्यादेश, फाइल 

नोटिंग, मापन पु स्तिका (MB), बिल, भुगतान अभिलेख, गु णवत्ता नियंत्रण अभिलेख, पत्राचार, कार्य 

स्थगन/कार्य वापसी (Withdrawal) संबंधी अभिलेख तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण कराने 

अथवा उनकी अधिप्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु  आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएँ।

6. प्रकरण के  तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम विभागीय प्राधिकारी से इस प्रकरण की 

विभागीय जांच कराकर यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही, आदेश की अवहेलना अथवा 

अभिलेखों के  संबंध में  कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसके  विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए 

जाने हेतु  आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएँ।

7. माननीय आयोग द्वारा अपने निर्णय में  प्रत्यर्थी को दी गई चेतावनी के  बावजूद आदेश की अनुपालना नहीं  

की गई है। अतः आयोग अपने निर्णय में  उल्लिखित चेतावनी के  अनुरूप प्रत्यर्थी के  विरुद्ध विधिसम्मत 

कार्य वाही करने की कृ पा करे।

8. माननीय आयोग न्यायहित में  अन्य उचित एवं आवश्यक आदेश पारित करने की कृ पा करे।

1. आयोग के  निर्णय दिनांक 21.05.2026 की प्रति।

2. मूल आरटीआई आवेदन की प्रति।

3. अन्य आवश्यक दस्तावेज।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि माननीय आयोग के  आदेश का पालन नहीं  किया गया है। साथ ही, प्रकरण 

सार्वजनिक धन से संबंधित सड़ क निर्माण कार्य से जुड़ा  है। ऐसी स्थिति में  अभिलेखीय सूचना उपलब्ध कराने में  

लगातार विलंब होने से यह आशंका उत्पन्न होती है कि संबंधित अभिलेख पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं  कराए जा रहे 

हैं ।

अतः माननीय आयोग से विनम्र प्रार्थ ना है कि:

संलग्नक:
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